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Missing 
Ginardi 


इस भाग में भिन्न पष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह प्रलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
Separate paging is given to this part in order that it may be filed 

as a separate compilation 


- 
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विधि मंत्रालय 
The following translation in Hindi of the further amendments made 
to the Indian Penal Code , 1860 by the Anti - Corruption Laws (Amendment ) 
Act, 1964 (40 of 1964) is hereby published under the authority of the 
President and shall be deemed to be the authoritative text thereof in Hindi 
under clause (a ) of sub - section ( 1 ) of section 5 of the Official Languages 
Act , 1963 (19 of 1963 ) : - " 
भारतीय दण्ड संहिता , 1860 में -- - 

( 1 ) धारा 21 में --- 

( 1 ) खण्ड लीसरा के स्थान में निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा , 
अर्थात् : - - 
" तीसरा -- हर न्यायाधीश जिसके अन्तर्गत एसा कोई भी व्यक्ति माता है जो 

किन्हीं न्यायनिर्णयिक कृत्यों का चाहे स्वयं या व्यक्तियों के किसी निकाय 
के सदस्य के रूप में निर्वहन करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया 

हो ; " ; 
( i ) खण्ड चौथा में , "न्यायालय का हर आफिसर, " शब्दों के पश्चात् कोष्ठक 

पार शब्द (जिसके अन्तर्गत समापक , रिसीवर या कमिश्मर पाता है ) " 
अन्तःस्थापित किए जाएंगे । 
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खण्ड नयाँ में , "ौर हर माफ़िसर, जो सरकार की सेवा में हो , या उससे 
वेतन प्राप्त करता हो , या किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिए 

फीस या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक पाता हो " शब्द लुप्त किए जाएंगे ; 
( iv ) खण्ड बारहवां के स्थान में निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा , 

भर्थात : 


" बारहवा - हर व्यक्ति , जो 
( क ) सरकार की सेवा या वतन में हो , या किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिए 

सरकार से फीस या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक पाता हो ; 
( ख ) स्थ नीय प्राधिकारी की , अथवा के , प्रान्त या राज्य के अधिनियम के द्वारा 

या अधीन स्थापित निगम के अथव कम्पनी अधिनियम , 1956 की धारा 

617 में यापरिभाषित सरकारी कम्पनी की . सेवा या वेतन में हो । " ; 
( v ) स्पष्टीकरण 4 लुप्त किया जाएगा ; 

( 2 ) धारा 161, धारा 162 और धारा 163 में , "किसी राज्य के विधान मण्डल 
में " शब्दों के पश्चात् " या धारा 21 में निदिष्ट किसी स्थानीय प्राधिकारी , लिगम या सरकारी 
कम्पनी में " शब्द और अंक अन्तःस्थापित किए जाएंगे । 


प्रार० सी० एस० सरकार 
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